
भारत सरकार 
गहृ मंğालय 
राÏ य सभा 

तारांͩ कत Ĥæ न संÉ या  18 
Ǒदनांक 03.02.2021/ 14 माघ, 1942 (शक) को उ× तर के ͧलए 

 

अनुसूͬचत जाǓतयɉ/अनुसूͬचत जनजाǓतयɉ के ͪवǾɮध  अपराधɉ मɅ वɮृͬध 

18 Įी मिãलकाजु[न खरगे: 

È या गहृ मंğी यह बतान ेकȧ कृपा करɅगे ͩक: 

(क) È या यह सच है ͩक राç Ěȣय अपराध ǐरकॉड[ Þ यूरो (एन सी आर बी) कȧ ‘Đाइम इन इंͫडया-
2019’ नामक नवीनतम ǐरपोट[ के अनुसार वष[ 2019 मɅ अनुसूͬचत जाǓतयɉ और अनुसूͬचत 
जनजाǓतयɉ के ͪवǾɮध  अपराधɉ मɅ Đमश: 7.3 ĤǓतशत और 26.5 ĤǓतशत वɮृͬध हुई है; 

(ख) यǑद हाँ, तो इसके È या कारण हɇ; और 

(ग) देश भर मɅ अनुसूͬचत जाǓतयɉ और अनुसूͬचत जनजाǓतयɉ के ͪवǾɮध बढ़ते अ× याचार कȧ 
समèया से Ǔनपटने के ͧलए कौन-कौन से कदम उठाए गए हɇ? 

उ× तर 
 

गहृ मंğालय मɅ राÏ य मğंी (Įी जी ͩकशन रेɬडी) 

(क) से (ग): एक ͪववरण सदन के पटल पर रख Ǒदया गया है। 
 

“अनुसूͬचत जाǓतयɉ/अनुसूͬचत जनजाǓतयɉ के ͪवǾɮध अपराधɉ मɅ वɮृͬध” के संबंध मɅ Ǒदनांक 
03.02.2021 के राÏ य सभा तारांͩ कत Ĥæ न सं. *18 के उƣर मɅ उिãलͨखत ͪववरण 
 

(क): जी, हां।  
 

(ख) और (ग): भारत के संͪवधान कȧ सातवीं अनुसूची के तहत ‘पुͧलस’ और ‘लोक å यवè था’ 

राÏ य के ͪवषय हɇ। कानून-å यवè था बनाए रखने तथा अनुसूͬचत जाǓतयɉ और अनुसूͬचत 

जनजाǓतयɉ के å यिÈतयɉ के ĤǓत अपराध कȧ जांच एवं अͧभयोजन समेत नागǐरकɉ कȧ जान-

माल  



(2) 

रा.स.ता.Ĥ.स.ं 18 

कȧ र¢ा करने का उ× तरदाǓय× व संबंͬधत राÏ य सरकारɉ का होता है। राÏ य सरकारɅ कानूनɉ के 

मौजूदा Ĥावधानɉ के तहत ऐसे अपराधɉ से Ǔनपटने मɅ स¢म हɇ। 

तथाͪप, भारत सरकार अनुसूͬचत जाǓतयɉ और अनुसूͬचत जनजाǓतयɉ कȧ सुर¢ा सुǓनिæचत करन े
के ͧलए ĤǓतबɮध है। अनुसूͬ चत जाǓत और अनुसूͬचत जनजाǓत (अ×याचार Ǔनवारण) अͬधǓनयम, 
1989 (पीओए अͬधǓनयम)को और अͬधक Ĥभावी बनाने के ͧलए इसे वष[ 2015 मɅ संशोͬधत 
ͩकया गया है। इन संशोधनɉ मɅ नए अपराध, ͪवè ततृ अनुमान ¢ेğ, सांè थाǓनक सुǺढ़ȣकरण, 
िजसमɅ अÛय बातɉ के साथ-साथ मामलɉ को तेज़ी से Ǔनपटाने हेतु अपराधɉ का ͪवशषे Ǿप से 
पीओए अͬधǓनयम के तहत Ěायल करने के ͧलए पथृक ͪवशषे Ûयायालयɉ कȧ èथापना करना 
और पथृक ͪवशषे लोक अͧभयोजकɉ का Ǔनधा[रण करना, ͪवशषे Ûयायालयɉ एवं पथृक ͪवशषे 
Ûयायालयɉ को अपराध का èवतः सं£ान लेने कȧ शिÈत Ĥदान करना और जहाँ तक संभव हो, 
चाज[शीट दायर होने कȧ Ǔतͬथ से दो माह के भीतर ͪवचारण (Ěायल) पूरा करना ǓनǑहत है तथा 
साथ हȣपीͫड़तɉ एवं गवाहɉ के अͬधकारɉ को Ĥमाͨणत करना और रोकथाम के उपायɉ को सुǺढ़ 
करना आǑद शाͧमल है। इसके अलावा, पीओए अͬधǓनयम कȧ धारा 18 को “अनुसूͬचत जाǓत 
और अनुसूͬचत जनजाǓत (अ×याचार Ǔनवारण) संशोधन अͬधǓनयम, 2018 (2018 कȧ 
संÉया 27)” के ɮवारा संशोͬधत ͩकया गया और इसे Ǒदनांक 20.08.2018 से लागू ͩकया गया 
हैतथा अब एफआईआर के पंजीकरण से पूव[ Ĥारंͧभक जांच करना अथवा आरोपी कȧ ͬगरÝतारȣ 
से पहले ͩकसी Ĥाͬधकारȣ कȧ मंजूरȣ लेना आवæयक नहȣं है। 
 
 भारत सरकार ने पीओए अͬधǓनयम और Ǔनयमɉ के Ĥभावी काया[Û वयन के ͧलए समय-
समय पर एडवाइजरȣ जारȣ कȧ हɇ।  

***** 


